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HARYANA GOVT GAZ ., AUGUST 6, 1985 (SRVN. 15, 1907 SAKA ) 


[PART 1 


दिनांक 1 जुलाई, 1985 


सं ० प्रो ० वि ० अम्बाला/ 27370.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि ( 1 ) परिवहन आयुक्त, हरियाणा , 
चण्डीगढ़ , ( 2) हरियाणा राज्य परिवहन, यमुनानगर, के श्रमिक श्री योगराज तथा उसके प्रबन्ध कों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निदिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इस लिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44) 84-3 -- श्रम , दिनांक 18 
अप्रैल , 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे 
लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या 
विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 
क्या श्री योग राज की सेवाओं का समाधान न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

दिनांक 4 जुलाई, 1985 
स . ओ.वि./एस.पो.वी./ 99-85/ 27760.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . एस ० के ० रबड़ ( महाबीर रबड़ ) , 
प्लाट नं 0 86, सैक्टर-24, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री राम प्रीत तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले 
में कोई औद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इस लिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 54 15-3- श्रम-/ 65/ 1525 4, दिनांक 20 जून , 
1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम / 57 / 112 45, दिनांक 7 फ़रवरी, 19 58 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय ,फ़रीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
सम्बन्धित मामला है :-- 


क्या श्री राम प्रीत की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ ० वि ०[यमुनानगर / 49-83/27767. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है, कि मै ० हरियाणा स्टेट इण्डस्ट्रीज 
डिवैलपमैंट कारपोरेशन लि ०, यमुनानगर, के श्रमिक श्री सुरेश कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में 
कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; 


इस लिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3 ( 44) 84-3 - श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
सम्बन्धित मामला है 


क्या श्री सुरेश कुमार की सेवांत्रों का समाधान न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस · राहत का हकदार है ? 


दिनांक 9 जुलाई, 1985 
। स ० प्रो ० वि ०/ अम्बाला/ 34-65/ 28458. --चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि ( 1 ) परिवहन आयुक्त , 
हरियाणा, चण्डीगढ़ ( 2) जनरल मैनेजर, हरियाणा रोडवेज , कैथल के श्रमिक श्री चरणजीत ल ल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके 
बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं । 
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इसलिए , अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसकं द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3 ( 44 ) 84-3 - श्रम , दिनांक 18 अप्रैल, 1984, 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री चरणजीत लाल की सेवाओं का समाधान न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार 
है ? 


-- 


सं ० प्रो ० वि ० अम्बाला/ 28-85/ 28517.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि ( 1 ) परिवहन आयक्त , हरियाणा, 
चण्डीगढ , ( 2) हरियाणा राज्य परिवहन , यमुनानगर , के श्रमिक श्री रणधीर सिंह . कारपेंटर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें 
इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इस लिए, अब , औद्योगिक विदाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44 ) 84-3- श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 
1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अथवा सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री रणधीर सिंह कारपैंटर की सेवाओं का समाधान न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं ० प्रो ०वि ० अम्बाला/ 38-85/ 285 24.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि ( 1 ) जनरल मैनेजर, हरियाणा रोडवेज , 
कैथल , ( 2 ) परिवहन आयुन, हरियाणा, चण्डीगढ़, के श्रमिक श्री पतमाल सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके 
बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इस लिये , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 3( 44) 84-3- श्रम , दिनांक 18 
अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित 
नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या 
विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है: 


क्या श्री सतपाल सिंह की सेवाओं का समाधान न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . ओ.वि./ अम्बाला/ 80-85/28531.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . कोर्ती टाईप फाऊन्डरी द्वारा 
बी ० एम ० मधोकार्तीि मैन ट्रेडिग ह उस नजदीक जी ० एम ० एन ० कालेज , अम्बाला लैंट के श्रमिक श्री जय प्रकाश शर्मा तथा उसके 
प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है : 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3 ( 44 ) 84-3- श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गटित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के वीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
सम्बन्धित मामला हैं : 


क्या श्री जय प्रकाश शर्मा की सेवाओं का समाधान न्यायोचित तथा ठीक है, यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


